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भारतीय जनजातीय सहकार� �वपणन �वकास संघ �ल�म. (ट�आरआईएफईडी)  

21.1 काया)लयी प*रसर के अ,ध.हण म/ हा	न 

जनजातीय मामला मं0ालय 1वारा पया)2त आकलन के अभाव म/ तथा 

काया)लयी प*रसर हेतु लागू शत8 के अनुसार ट�आरआईएफईडी क� �वफलता के 

प*रणाम9व:प तीसर� ;क<त (`̀̀̀5.20 करोड़) का असाम	यक भुगतान, @याज 

का सम. घाटा (`̀̀̀3.15 करोड़) तथा अपवत)न �भारB (`̀̀̀0.54 करोड़) का 

अनाव<यक भुगतान हुआ। 

भारतीय जनजातीय सरकार
 �वपणन �वकास संघ �ल�म. (ट
आरआईएफईडी) 

जनजातीय मामला मं ालय (मं ालय) के "शास$नक $नयं णाधीन एक 

बहुरा)यीय सहकार
 स�म$त है। माच- 2013 म2, मं ालय ने ट
आरआईएफईडी. 

को ल4मी नगर नई 6द8ल
 म2 काया-लयी 9थान के खर
द मू8य (`30 करोड़) 

को आं�शक >प से पूरा करने के �लए एक बार सहायता अनुदान के @प म2 

`15 करोड़ सं9वीकृत Cकए तथा शषे रा�श ट
आरआईएफईडी Eवारा ए�शयाई 

खेल गांव पFरसर नई 6द8ल
 म2 अपने दो GलैटH कI JबKI करके "ाLत करनी 

थी। जब खर
द सौदा फलदायक नह
ं रहा तो मं ालय ने ट
आरआईएफईडी को 

Cकदवई नगर, नई 6द8ल
 म2 `53.70 करोड़1 पर एक वैकि8पक पFरसर खर
दन े

म2 रा�श का उपयोग करने के �लए अनुमत Cकया (अग9त 2013) । यEय�प 

मं ालय को उसकI फाइलH से 9पRट था Cक ट
आरआईएफईडी खर
द मू8य कI 

शषे रा�श पूण- @प से अपने 9 ोतH से ह
 पूर
 करेगा, Cफर भी वह 

ट
आरआईएफईडी को उस समय यह तSय सूTचत करने म2 �वफल रहा। उस 

समय मं ालय ने 17 6दसUबर 2013 को यह 9पRट Cकया और 

ट
आरआईएफईडी ने पFरसर कI खर
द हेतु `5.11 करोड़ कI "थम CकWत स6हत 

एनबीसीसी (भारत) �ल�मटेड (एनबीसीसी) को आवेदन Cकया (नवUबर 2013)। 

तदXतर ट
आरएफईडी न ेदसूर
 और तीसर
 Cक9 तH के `5.63 करोड़ (6दसUबर 

2013) तथा `5.20 करोड़ (जनवर
 2014) जमा कराए। 
                                                 

1  शहर
 �वकास मं ालय के अंतग-त एनबीसीसी (इं[डया) �ल�मटेड, एक लोक \े  उपKम है। इस रा�श म2 

अनुर\ण "भार तथा सेवा कर शा�मल नह
ं है।  

अEयाय XXI :  जनजातीय मामले मं0ालय 
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जब ट
आरआईएफईडी ने, एनपीबीसी को और Cक9 तH का भुगतान हेतु $नTधयां 

"ाLत करने के �लए सUपक-  Cकया (अ"ैल और जुलाई 2014) तो मं ालय न े

ट
आरआईएफईडी को पFरयोजना को वापस लेने का $नद]श 6दया (अग9त 

2014)। ट
आरआईएफईडी Eवारा एनबीसीसी को यह तSय सूTचत करने (अग9त 

2014) पर एनबीसीसी ने `0.54 करोड़ (कुल JबकI मू8य का 1 "$तशत सेवा 

"भार) के अपव^त-न "भारH कI कटौती करके `15.40 करोड़ ट
आरआईएफईडी 

को वापस कर 6दए (मई 2015), िजसने मं ालय को `15.01 करोड़2 का 

पुनभु-गतान Cकया (माच- 2016)। 

लेखापर
\ा ने $नUन�ल_खत पाया:  

• मं ालय इस बात से अवगत था Cक ट
आरआईएफईडी मं ालय से "ाLत 

सहायता अनुदानH पर पूर
 तरह से आTaत था यहॉ ं तक कI अपने 

सामाXय कायc3 के �लए भी तथा ए�शयाई खेल गांव4 म2 उसके दो 

GलैटH कI JबKI कI रा�श भी एनबीसीसी पFरसर हेतु भुगतान करने के 

�लए पया-Lत नह
ं होगी। मं ालय को "ारंभ से ह
 9पRट था Cक उसकH 

पहले 6दए गए `15 करोड़ के अ$तFरdत और कोई �व^तीय सहायता 

नह
ं द
 जाएगी। इसके बावजूद मं ालय ने `53.70 करोड़ कI पFरसरH 

कI खर
द हेतु मुeय अनुमोदन "दान Cकया तथा ट
आरआईएफईडी को 

समय पर $नTधयH कI सीमा के बारे म2 न सूTचत करके सम9या को 

और बढ़ा 6दया। 

• एनबीसीसी को जब पFरसरH कI खर
द हेतु आवेदन Cकया गया (नवU बर 

2013) तो ट
आरआईएफईडी ने यह माना था Cक Kय अनुबंध केवल 

अ9थायी था तथा औपचाFरक अनुबंध पर ह9ता\र होने के पWचात ्ह
 

यह अ$ंतम तथा बाh य बनेगा। औपचाFरक अनुबंध के अभाव म2 

ट
आरआईएफईडी Eवारा `5.20 करोड़ कI तीसर
 CकWत का भुगतान 

असाम$यक था। इसके अ$तFरdत आवेदन के अनुसार तीसर
 CकWत का 

भुगतान $नधा-Fरत $तTथ तक या खदुाई आरंभ होने के 30 6दनH के 

                                                 

2  उसके Eवारा समय-समय पर रोकI गई उ"युdत रा�श पर उसके Eवारा अिज-त jयाज स6हत। 
3  2013-14 तथा 2014-15 के दौरान मं ालय से "ाLत `32.29 करोड़ के सहायता अनुदान म2 स े 

`35 करोड़ औसतन वा�ष-क lयय। 
4  "ारंभ म2 कुल `9.63 करोड़ पर अनुमा$नत मू8य। 
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भीतर जो भी बाद म2 ह
 Cकया जाना था इसका अथ- यह है Cक उस 

समय तक ट
आरआईएफईडी तीसर
 CकWत के �लए पहले एनबीसीसी से 

मांग "ाLत होना ज@र
 था। तथा�प, ट
आरआईएफईडी ने एनबीसीसी से 

मांग "ाLत हुए Jबना 20 जनवर
, 2014 म2 तीसर
 CकWत का भुगतान 

Cकया। 

• इसके अ$तFरdत, `15 करोड़ तीन वषc से अTधक समय (माच- 2013 से 

माच- 2016 तक) के �लए भारत कI समेCकत $नTध से बाहर रहे,  

िजससे `3.15 करोड़5 का jयाज "भा�वत हुआ। 

ट
आरआईएफईडी ने सूTचत Cकया (जून 2016) Cक इस पFरयोजना से हटने के 

�लए उसके पास कोई �वक8प नह
ं था dयHCक वह GलैटH के �लए उपयुdत 

मू8य "ाLत नह
ं कर सका तथा मं ालय ने अ$तFरdत $नTधयां सं9वीकृत नह
ं 

कI थी। मं ालय ने सूTचत Cकया (अdतूबर 2016) Cक उसने अग9त 2013 म2 

इस शत- पर �सmाXत @प म2 अनुमोदन "दान Cकया Cक अ$तFरdत $नTधयां 

ट
आरआईएफईडी Eवारा अपने 9 ोतH से पूर
 कI जाएगी इसके अ$तFरdत 

ट
आरआईएफईडी अपने दोनH Gलैट बेचने म2 असफल रहा। 

पहले बताए गए कारणH से ट
आरआईएफईडी तथा मं ालय के उ^तर तक- संगत 

नह
ं है। इस "कार, �सmाXत @प म2 अनुमोदन "दान करते समय यथोTचत 

कार-वाई करने म2 मं ालय कI �वफलता तथा आबंटन हेतु लागू शतc का पालन 

करने म2 ट
आरआईएफईडी कI असफलता के पFरणाम9व@प `3.69 करोड़6 कI 

हा$न हुई। 

                                                 
5
  भारत सरकार Eवारा "$त वष- 7 "$तशत कI औसतन उधार दर पर पFरक�लत। 

6  अपव-तन "भारH के अनावWयक भुगतान पर `0.54 करोड़ तथा तीन वषc स ेअTधक के �लए सी एफ 

आई से बाहर रहे `15 करोड़ पर jयाज के `3.15 करोड़। 


